स्लाइड का वर्णन
जल संसाधन- सीबीएसई कक्षा 10 की एनसीईआरटी की भूगोल की पाठ्यपुस्तक समकालीन भारत II के अनुसार
स्लाइड 3, 4 और 5: पृथ्वी पर पानी की कुल मात्रा समय के साथ नहीं बदली है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे पास पृथ्वी पर आज भी पानी की उतनी ही मात्रा है जितनी लाखों वर्ष पहले थी। ऐसा जल चक्र के कारण संभव है, जिसमें वाष्पीकरण/वाष्पोत्सर्जन, द्रवीकरण (संघनन) और वर्षण शामिल होता है, जिसके कारण समय के साथ पानी का पुनर्चक्रण चलता रहता है। 
स्लाइड 6: अतः यदि पृथ्वी की सतह का 70 प्रतिशत भाग पानी से ढंका है और वर्षों में भी पानी की कुल मात्रा बदली नहीं है तो हम पिछले कुछ समय से पानी के संकट की बातें क्यों कर रहे हैं? 
स्लाइड 7: यह ध्यान में रखना ज़रूरी है कि यद्यपि पृथ्वी की सतह का 70 प्रतिशत भाग पानी से ढंका है, उसमें से अधिकांश पानी खारा है और केवल 2.5 प्रतिशत ही मीठा पानी है। इसके अलावा इस मीठे पानी का अधिकांश हिस्सा बर्फ़ीले शिखरों (ध्रुव, अंटार्कटिका, हिम नद) के रूप में कैद रहता है। तथा समस्त मीठे पानी का एक-तिहाई भाग ज़मीन के नीचे होता है। पृथ्वी पर उपस्थित समग्र मीठे पानी का एक प्रतिशत से भी कम हिस्सा सतही जल स्रोतों में होता है, जैसे नदियाँ, झरने, झीलें इत्यादि। संसार में उपस्थित समस्त पानी का केवल 0.01 प्रतिशत ही निरंतर रूप से मनुष्य के उपयोग के लिये उपलब्ध रहता है (स्लाइड 8)। अतः हम वास्तव में अपने लिये उपलब्ध मीठे पानी की बहुत थोड़ी सी मात्रा की बात कर रहे हैं। 
स्लाइड 9: यद्यपि लंबे समय से हमारे पास मीठे पानी की इतनी ही कम मात्रा रही है, लेकिन हमें जल संकट की बात अब अधिक करना पड़ रही है। जल के उपयोग और जल संसाधनों के बीच असंतुलन के परिणामस्वरूप जल संकट पैदा होता है। संसार में चारों ओर जल और मानव आबादी का असमान वितरण है। इससे मीठे पानी की उपलब्धता और सुलभता की बढ़ती समस्यायें पैदा होती हैं। अनुमान है कि एशिया और मध्य -पूर्व में संसार की जनसंख्या का 60 प्रतिशत हिस्सा रहता है, लेकिन वहाँ संसार की नदियों के जलप्रवाह का केवल 36 प्रतिशत भाग ही उपलब्ध है- इसमें से भी अधिकांश मॉनसून की छोटी सी ऋतु तक ही सीमित रहता है। दूसरी ओर, दक्षिणी अमेरिका में संसार की छह प्रतिशत आबादी रहती है और वहाँ नदियों के प्रवाह का 26 प्रतिशत हिस्सा है। 
अनुमान है कि मीठे पानी का संकट और भी बढ़ेगा। यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2025 तक संसार की लगभग दो-तिहाई आबादी जल संकट की परिस्थितियों का सामना कर सकती है जिसमें लगभग तीन अरब लोग पानी के अभाव से पीड़ित हो सकते हैं। उत्तरी अफ़्रीका, पश्चिम और दक्षिण एशिया में लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। भारत के कई बड़े क्षेत्र पानी के नितांत अभाव का सामना करेंगे। 
कई देशों में राष्ट्रीय आँकड़ें विशाल क्षेत्रीय अंतरों को छिपा लेते हैं। यह नक्शा कई देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राज़ील, चीन और अन्य देशों को किसी हद तक राहत की स्थिति में दर्शाता है। लेकिन इन देशों में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो पहले से ही जल संकट का सामना कर रहे हैं। 
अमेरिका, चीन और भारत के कुछ हिस्सों में भूजल की आपूर्ति की तुलना में उसकी खपत ज्यादा तेज रफ़्तार से हो रही है, फलस्वरूप भूजल का स्तर लगातार गिर रहा है। कुछ नदियाँ जैसे पश्चिम अमेरिका में मिलने वाली कोलोराडो नदी और चीन की पीली नदी (यलो रिवर) अक्सर समुद्र तक पहुँचने से पहले ही सूख जाती है। 
किसी क्षेत्र या देश में पानी की उपलब्धता ‘जलाभाव सूचक’ (फॉल्कन मार्क और विडस्ट्रैंड 1992) द्वारा दर्शायी जाती है, जो न्यूनतम प्रति व्यक्ति जल आवश्यकता पर आधारित है। 
· किसी क्षेत्र को जल संकटग्रस्त तब कहा जाता है जब यदि प्रति व्यक्ति जल की वार्षिक उपलब्धता 1700 घन मीटर से कम होती है। 
· जलाभाव ऐसी परिस्थिति है जब प्रति व्यक्ति जल की वार्षिक उपलब्धता 1000 घन मीटर से कम हो जाती है। 
· जल का चरम अभाव तब कहते हैं जब प्रति व्यक्ति जल की वार्षिक उपलब्धता 500 घनमीटर से नीचे चली जाती है।
स्लाइड 10: जल संकट का मुख्य कारण है बढ़ती जनसंख्या 
1940 और 1990 के बीच संसार की जनसंख्या दो गुनी से भी ज़्यादा, 2.3 अरब से 5.3 अरब हो गई। इस अवधि के दौरान मीठे पानी का उपयोग चार गुना बढ़ा। 
अनुमान है कि 2005 से 2050 तक संसार की जनसंख्या में 2.7 अरब लोगों की वृद्धि होगी। परंतु पानी की पहले जैसी खपत को आबादी के अनुपात में बढ़ाने के लिये आवश्यक मीठा पानी संसार में है ही नहीं। 
स्लाइड 11:  जनसंख्या में वृद्धि कैसे हमारे जल संसाधनों को प्रभावित करती है और जल संकट पैदा करती है? 

· बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये कृषि उत्पादन बढ़ाना पड़ता है। सूखे महीनों में भी ज़्यादा ज़मीनों पर खेती करनी पड़ती है और खाद्य उत्पादन बढ़ाना पड़ता है। इसके लिये अधिक सिंचाई की भी ज़रूरत पड़ती है। 
· बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये औद्योगिक गतिविधि और कच्चे माल के उत्खनन में भी वृद्धि होती है। भारत जैसे विकासशील देश में बढ़ता औद्योगीकरण आर्थिक विकास का भी आधार है। उद्योग पानी के महत्वपूर्ण उपभोक्ता हैं। 
· नहाने, कपड़े धोने जैसी घरेलू गतिविधियों में भी पानी अधिक ख़र्च होता है क्योंकि अब ज़्यादा लोगों को इन सब गतिविधियों के लिये पानी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा शहरीकरण में भी वृद्धि होती है। शहरी जीवन शैलियों में ज़्यादा पानी का उपयोग होता है। भारतीय मानदंडों के अनुसार ग्रामीण भारत में रहनेवाले एक व्यक्ति को प्रतिदिन 40 लीटर पानी की आपूर्ति की जानी चाहिये लेकिन शहरी भारत में रहनेवाले व्यक्ति को शहर की श्रेणी पर निर्भर करते हुए प्रतिदिन 70 से 150 लीटर पानी की आपूर्ति की जानी चाहिये। 
· कृषि, औद्योगिक गतिविधि और शहरीकरण सभी में वृद्धि के फलस्वरूप ऊर्जा की माँग भी बढ़ी है। इससे जल-विद्युत पैदा करने वाली बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाओं की संख्या में बढोत्तरी हुई है। नदियों पर बाँध बनाये जाते हैं और मॉनसून के दौरान एकत्रित किये गये पानी को रोका जाता है और विशाल जलाशयों में जमा किया जाता है ताकि पूरे वर्ष सिंचाई और ऊर्जा की माँगों को पूरा किया जा सके। मीठे पानी के इन जलाशयों से ढेर सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है। भारत में विद्युत उत्पादन का 22 प्रतिशत जल-विद्युत से आता है। 
स्लाइड 12: इसमें लेखाचित्र चार मुख्य क्षेत्रों में पानी के दोहन और खपत को दर्शा रहा है। दोहन और खपत के बीच के अंतर को अपव्यय माना जाता है। अभी तक कृषि क्षेत्र मीठे पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। 
वैश्विक मीठे पानी के दोहन का लगभग 20 प्रतिशत भाग औद्योगिक कार्यों में इस्तेमाल होता है। इसमें से 57 से 69 प्रतिशत भाग का इस्तेमाल जल ऊर्जा और आणविक ऊर्जा के उत्पादन में होता है, 30 से 40 प्रतिशत औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिये और 0.5 से 0.3 प्रतिशत ताप ऊर्जा उत्पादन (शिकलोमेनोव 1999) के लिये होता है। जलाशयों से वाष्पीकृत हुए पानी की अनुमानित मात्रा उद्योग और घरेलू उपयोगों में खर्च होने वाली मीठे पानी की कुल मात्रा से अधिक आँकी गई है। 
पूरे विश्व में होने वाली पानी की क्षति में इसका सबसे बड़ा योगदान है खासकर गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। 
स्लाइड 13: चूंकि हमारे देश की अर्थ व्यवस्था मुख्य रूप से कृषिप्रधान है इसलिये भारत में मीठे पानी का अधिकतम दोहन कृषि कार्यों के लिये होता है। 
स्लाइड 14: अलग-अलग क्षेत्रों में मीठे पानी की खपत बढ़ने के अलावा, कृषि, उद्योग और शहर पानी के प्रदूषण में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यह स्वच्छ पानी की उपलब्धता को और कम करता है।
जल संकट के चलते मीठे पानी के संसाधनों को मात्रात्मक रूप से (भूजल-संग्रहण परतों (ऐक्वीफ़र्स) का अत्यधिक दोहन, सूखी नदियाँ इत्यादि) और गुणवत्ता में (यूट्रोफ़िकेशन के कारण स्वास्थ्यप्रद तत्वों में कमी, कार्बनिक पदार्थ का प्रदूषण, खारे पानी का आकर मिलना आदि) क्षति पहुँचती है। 
स्लाइड 15: संसार के कई देशों विशेषकर भारत जैसे विकासशील देशों में शहरीकरण बढ़ रहा है। यह अपने साथ विविध समस्यायें लाता है। नगरपालिका के कार्य जैसे पानी की आपूर्ति, गंदे पानी का उपचार और कूड़े-कचरे की सफ़ाई व्यवस्था, तेज़ी से बढ़ रहे शहरी इलाक़ों में बढ़ती आबादी के साथ आमतौर पर उसी अनुपात में नहीं बढ़ती। ज़मीन की ज़रूरतें भी तेज़ी से बढ़ी हैं। इनके परिणामस्वरूप सतही जल निकायों जैसे झीलों और तालाबों को नष्ट किया जाता है (निर्माण कार्य के लिये इनकी ज़मीनों को भरा जा रहा है, अनुपचारित गंदे पानी को इन जल निकायों में आकर मिलने दिया जाता है।) और स्वच्छ पानी की इस बढ़ती माँग को पूरा करने के लिये भूजल का अतिदोहन होता है। सामान्यतः कचरे को शहर की सीमाओं से लगे खुले इलाक़ों में पटक दिया जाता है। जब बारिश होती है तो बारिश का पानी इन कचरे के ढेरों से होकर बहता है और कचरे में उपस्थित विभिन्न रसायनों को घोल लेता है। यह बारिश का पानी फिर बह कर या तो सतही जल निकायों में मिल जाता है या ज़मीन में रिस कर भूजल में मिल जाता है और उसमें घुले हुए रसायनों द्वारा जल स्रोत दूषित हो जाते हैं। 
स्लाइड 16: अतः, यद्यपि मात्रात्मक रूप से पानी की उपलब्धता में परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन जनसंख्या में वृद्धि के कारण और उसके द्वारा लाये गये अन्य संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण पानी की माँग नाटकीय रूप से बढ़ गई है। 20वीं शताब्दी में पानी की माँग छह गुना बढ़ी, जो जनसंख्या वृद्धि की दर की तुलना में दोगुनी से भी अधिक थी। संसाधनों की सीमित प्रकृति के कारण उसी अनुपात में पानी की आपूर्ति का बढ़ना संभव नहीं है। इसका मतलब यह है कि जिन क्षेत्रों में आबादी तेज़ी से बढ़ रही है उनमें ज़रूरत के अनुसार पानी उपलब्ध ही नहीं है। 
स्लाइड 17: भारत के अनेक भाग पानी की कमी की स्थिति का सामना करेंगे। जल की वास्तविक उपलब्धता उसकी कुल उपलब्धता से कम होती है क्योंकि नदियाँ कुछ मीठे पानी को समुद्र तक ले जाती हैं और मौजूदा सतही जल निकायों के सारे पानी को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 
अतिरिक्त जानकारी
अब कुछ समय से जल संकट संसार की कार्यसूची में बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1981-1990 को अंतरराष्ट्रीय जल आपूर्ति और स्वच्छता दशक के रूप में घोषित किया। जल दशक कहलाने वाले इन वर्षों के दौरान अक्सर विकासशील देशों ने लोगों को सुरक्षित पानी और बेहतर स्वच्छता की सुविधायें उपलब्ध कराने की ओर संगठित अभियान चलाया। दशक के अंत में भी विकासशील देशों में रहने वाले लगभग पाँच शहरी निवासियों में से एक बिना पर्याप्त जल आपूर्ति के रह रहा था। दिसंबर 2003 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2005-2015 के वर्षों को ‘अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई दिवस- जीवन के लिये पानी’ के रूप में घोषित किया। ऐसी आशा की जाती है कि यह कार्रवाई जल और स्वच्छता पर किये गये अंतरराष्ट्रीय वायदों को पूरा करने में मदद करेगी। 
विश्व जल दिवस 2007 का विषय था ‘जल अभाव में जीवन निर्वाह’। उसमें विश्वव्यापी जल अभाव की बढ़ती महत्ता, और घटते जल संसाधनों के दीर्घकालिक, कुशल और न्यायोचित प्रबंधन को अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय दोनों स्तरों पर सुनिश्चित करने के लिये अधिक समन्वित प्रयास और सहयोग की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया है। 






